भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न संख्या : *254    
बुधवार 29 अगस्‍त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति
ता.प्र.सं. : *254:
डॉ. के.वी.पी. रामचन्द्र रावः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क): 
 क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को लागू कर रही है;
(ख):  
यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है;
(ग):  
क्या इस नीति से सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में अधिक तेज गति से वृद्धि होने की संभावना है; और
(घ):  
यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)
(क) से (घ):
विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
*******
‘राष्ट्रीय विनिर्माण नीति’ के संबंध में डॉ. के.वी.पी. रामचन्द्र राव द्वारा पूछा गया और बुधवार, दिनांक 29 अगस्‍त, 2012 को उत्‍तर के लिए नियत राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 254 के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।
(क) से (घ):
एक दशक के भीतर सकल घरेलू उत्‍पाद में विनिर्माण का हिस्‍सा बढा़कर 25 प्रतिशत करने तथा 100 मिलियन रोजगार सृजित करने के उद्देश्‍य से, भारत सरकार ने एक राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्‍य ग्रामीण युवाओं को आवश्‍यक कौशल सिखाकर उन्‍हें रोजगार के लायक बनाना भी है। कायम रखे जा सकने योग्‍य विकास इस नीति की भावना का अभिन्‍न हिस्‍सा है तथा विनिर्माण में प्रौद्योगिकीय मूल्‍यवर्धन पर विशेष रूप से ध्‍यान दिया गया है। यह समझते हुए कि विनिर्माण क्षेत्र का रोजगार सृजन पर गुणक प्रभाव होता है, यहां तक कि संबद्ध क्षेत्रों में भी, सरकार द्वारा इस नीति की शुरूआत की गई है। 

यह नीति राज्‍यों की भागीदारी के साथ औद्योगिक वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। यह परिकल्‍पना है कि केंद्र सरकार एक समर्थकारी नीतिगत ढांचा उपलब्‍ध कराएगी, उपयुक्‍त वित्‍तपोषण साधनों के जरिये सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) आधार पर ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु प्रोत्‍साहन प्रदान करेगी, और राज्‍य सरकारों को इस नीति में उपलब्‍ध कराए गए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाए।

इस नीति के प्रस्‍ताव ग्रीन टैक्‍नोलॉजी को प्रोत्‍साहन प्रदान करने के सिवाए, सामान्‍यत: विषय-तटस्‍थ, क्षेत्र तटस्‍थ तथा प्रौद्योगिकी तटस्‍थ हैं। जहां राष्‍ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) महत्‍वपूर्ण साधन हैं, नीति में निहित प्रस्‍ताव संपूर्ण देश में विनिर्माण उद्योग पर लागू हैं, जिनमें जहां भी संभव हो, उद्योगों द्वारा स्‍वयं को क्‍लस्‍टर्स (समूहों) के रूप में संगठित करना और विनिर्दिष्‍ट किए गए अनुसार स्‍व-विनियमन का माडल अपनाना भी शामिल है।

कार्यान्‍वयन की प्रक्रिया गंभीरता के साथ शुरू की गई है। सरकार ने कारोबार विनियमों के यो‍क्‍तीकरण एवं सरलीकरण के मुद्दे पर प्रगति की है जिसके लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्देश जारी किए जाने की आवश्‍यकता थी। अन्‍य योजनाएं भी तैयार किए जाने की प्रक्रिया में हैं। राज्‍य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्‍ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोनों की स्‍थापना हेतु, जो नीति में एक महत्‍वपूर्ण साधन हैं, भूमि बैंकों को चि‍ह्नित करें तथा राज्‍य स्‍तरीय कारोबार विनियमों के योक्तीकरण और सरलीकरण की प्रक्रिया आरंभ करें। अनुमोदन/मानीटरिंग प्रणालियों, अर्थात, विनिर्माण उद्योग संवर्धन बोर्ड (एमआईपीबी), उच्‍चाधिकार समिति (एचएलसी), अनुमोदन बोर्ड (बीओए) तथा ग्रीन मैन्‍युफैक्‍चरिंग कमिटी (जीएमएसी) के गठन को अधिसूचित कर दिया गया है। राष्‍ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन की स्‍थापना के लिए भारत सरकार से सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान करने के लिए भी राज्‍यों से एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने का अनुरोध किया गया है। 
*****

